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06 दिसम्‍बर, 2013 के लिए प्रश्‍न 
गेहूं की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें
216. 
श्री राम जेठमलानी: 
क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में गेहूं की कीमत भारतीय खाद्य निगम (एफ0सी0आई0) की गेहूं की आर्थिक लागत से कम आंकी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने अब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय गेहूं को बेचने के उद्देश्य से कम कीमतों पर निविदाएं आमंत्रित की हैं; और
(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष में किन-किन कीमतों पर निविदाएं आमंत्रित की गई हैं तथा देश
में गेहूं की आर्थिक लागत की तुलना में ये कीमतें कितनी कम हैं?

उत्‍तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क) से (घ):
विभिन्‍न कारकों जैसे गेहूं की किस्‍म और इसका स्रोत, अन्‍तर्राष्‍ट्रीय मांग और आपूर्ति की स्थिति, मूल्‍य प्रतिस्‍पर्धात्‍मकता आदि के अनुसार गेहूं के अन्‍तर्राष्‍ट्रीय मूल्‍यों में उतार-चढ़ाव आता है। अंतर्राष्‍ट्रीय मूल्‍यों, मांग और आपूर्ति तथा भारतीय रूपए की तुलना में अमरीकी डॉलर में आई मजबूती को ध्‍यान में रखते हुए निर्यात के लिए गेहूं के आधार मूल्‍य, जिसे पिछले वर्ष के दौरान 300 अमरीकी डॉलर प्रति टन रखा गया था, को घटाकर 260 अमरीकी डॉलर प्रति टन कर दिया गया है। 286.81 अमरीकी डॉलर अथवा लगभग 17,888/- रूपए (1 अमरीकी डॉलर=62.37 रूपए) के भारित औसत मूल्‍य के साथ नवम्‍बर, 2013 में अन्‍तर्राष्‍ट्रीय निविदाओं में प्राप्‍त दरें 284.70 अमरीकी डॉलर से 289.90 अमरीकी डॉलर प्रति टन के बीच हैं। तथापि, इसकी तुलना गेहूं की आर्थिक लागत से नहीं की जा सकती है, क्‍योंकि निर्यात नई फसल से किया गया है, जबकि आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा निष्क्रिय निधियों पर ब्‍याज और गेहूं के स्‍टॉक को एक से दो वर्षों तक रखने के लिए भंडारण प्रभार सहित विभिन्‍न आकस्मिक प्रभार भी शामिल होते हैं। 
*******
